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अतारांकित प्रश्‍न सं. 2116
06 दिसम्‍बर, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषय:
किसानों की समस्‍या का समाधान करने के लिए विशेष न्‍यायालयों की स्‍थापना किया जाना
2116: श्री संजय सिंह: 

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क): किसानों को भुगतान संबंधी समस्‍याओं का समाधान करने हेतु उनके लिए विशेष न्‍यायालयों की स्‍थापना नहीं किए जाने के क्‍या कारण हैं;
(ख): क्‍या राजसहायता देने की बजाय किसानों को प्रोत्‍साहन दिए जाने की कोई योजना है;

(ग): यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(घ): यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं? 
उत्‍तर

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(क): किसानों के लिए विशेष न्‍यायालय स्‍थापित करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। तथापि, किसानों को लाभों का संवितरण करने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा संचालित विभिन्‍न स्‍कीमों के तहत  केन्‍द्र, राज्‍य और जिला स्‍तर पर शिकायत निवारण अंतर निर्मित बहुपक्षीय कार्य व्‍यवस्‍था पहले से ही मौजूद है। 
(ख) से (घ): सरकार ने देश में सभी भू-धारक किसान परिवारों को आय संबंधी सहायता देकर उनकी आय में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) नाम से एक नई केन्‍द्रीय क्षेत्रक स्‍कीम पहले से ही शुरू की हुई है ताकि वे कृषि, संबंधित कार्यकलापों और घरेलू आवश्‍यकताओं से संबंधित अपने खर्चों में राहत प्राप्‍त कर सकें। इस स्‍कीम के तहत 2000/रू0 की तीन चार माही किस्‍तों में किसानों के खातों में सीधे प्रतिवर्ष 6000/रू0 की राशि जमा की जाती है। इस स्‍कीम के तहत उच्‍च आय समूह से संबंधित निम्‍नलिखित अपवर्जन मानदंडों के दायरे में आने वाले किसान इस लाभ के पात्र नहीं हैं। 
(क) सभी संस्‍थागत भूमि धारक; और
(ख) वे सभी किसान परिवार जिनका एक या एक से अधिक सदस्‍य निम्‍नलिखित श्रेणी में आता है: 
i. संवैधानिक पदों के पूर्ववर्ती और मौजूदा धारक 
ii. पूर्ववर्ती और मौजूदा मंत्री/राज्‍य मंत्री और लोक सभा/राज्‍य सभा/राज्‍य विधान सभा/राज्‍य विधान परिषद के पूर्ववर्ती/मौजूदा सदस्‍य, नगर निगमों के पूर्ववर्ती और मौजूदा महापौर और जिला पंचायतों के वर्तमान अध्‍यक्ष। 
iii. केन्‍द्र/राज्‍य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी फील्‍ड इकाईयों, केन्‍द्रीय अथवा राज्‍य पीएससी और संबद्ध कार्यालयों/सरकार के स्‍वायत संगठनों के सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी तथा स्‍थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (बहु कार्य स्‍टाफ/क्‍लास IV/समूह घ कर्मचारियों को छोड़कर)।
iv. अधिवर्षिता प्राप्‍त सेवानिवृत/सेवानिवृत पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन 10000/रू0 अथवा इससे अधिक है (बहु कार्य स्‍टाफ/क्‍लास IV/समूह घ कर्मचारियों को छोड़कर)।
v. वे सभी व्‍यक्‍ति जिन्‍होंने पिछले मूल्‍यांकन वर्ष में आयकर अदा किया है।
vi. व्‍यावसायिक निकायों में पंजीकृत चिकित्‍सक, इंजीनियर, वकील, सनदी लेखाकार और वास्‍तुविद जैसे व्‍यावसायिक और अपनी प्रैक्‍टिस शुरू करके अपना व्‍यवसाय करने वाले व्‍यावसायिक।
यह स्‍कीम 01.12.2018 से लागू है। लाभार्थियों के पहचान की पूरी जिम्‍मेदारी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों की है। इस स्‍कीम के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in शुरू किया गया है। लाभार्थियों को वित्‍तीय लाभ पीएम-किसान वेब पोर्टल पर राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपलोड किए गए किसानों के डाटा के आधार पर लाभार्थियों को दिए जाते हैं। इस संबंध में नामांकन करवाने के लिए किसानों को स्‍थानीय पटवारी/राजस्‍व अधिकारी/राज्‍य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से सम्‍पर्क करना पड़ता है। इस संबंध में सामान्‍य सेवा केन्‍द्रों (सीएससी) को भी यह प्राधिकार दिया गया है कि वे शुल्‍क का भुगतान किए जाने पर किसानों के लिए स्‍कीम में पंजीकरण कराएं। किसान पोर्टल में किसान कार्नर के जरिए अपना पंजीकरण स्‍वयं भी करा सकते हैं। किसान, किसान कार्नर के जरिए अपने आधार कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डाटाबेस में अपने नाम भी बदल सकते हैं। किसान, किसान कार्नर के जरिए अपनी भुगतान की स्‍थिति के बारे में भी जान सकते हैं। किसान कार्नर में लाभार्थियों के ग्राम-वार नाम भी मौजूद हैं। 
---------- 
